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िलुलभ मिृा स्थायी प्रबांधन योजना 
 
460. श्री एन. के. प्रेमचन्‍द रनः 

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
(क) क्या कें द्र सरकार ने 'दलुलभ मदृा स्थायी प्रबंधन' योजना को बढावा देने के ललए कोई कारलवाई 
शुरू की है और यदद हां, तो इस संबंध में की गई कारलवाई का ब्यौरा क्या है; 
(ख) क्या कें द्र सरकार केरल राज्य में आरईपीएम योजना के ववकास के ललए राज्य सरकार की 
पहल का समथलन करती है और यदद हां, तो इस संबंध में की गई कारलवाई का ब्यौरा क्या है; 
(ग) क्या कें द्र सरकार ने स्थायी प्रबंधन से जुड े उत्पादन और ववपणन के ललए 'बबक्री संबद्ध 
संवेदनशील' (एसएलएस) योजना को बढावा देने के ललए कोई कारलवाई शरुू की है और यदद हां, तो 
इस संबंध में की गई कारलवाई का ब्यौरा क्या है; 
(घ) क्या सरकार ने दलुलभ मदृा स्थायी प्रबंधन के ववकास और उत्पादन के ललए उद्योगों को शुरू 
करने की कोई समय-सीमा ननधालररत की है और यदद हां, तो केरल राज्य में ऐसे उद्योग शुरू करने 
के ललए क्या पहल की गई है; और   
(ङ) केरल में प्रस्ताववत दलुलभ मदृा स्थायी प्रबंधन से जुड ेउत्पादन की प्रमुख ववशषेताओं का ब्यौरा 
क्या है? 

 
उत्तर 

भारी उद्योग राज्य मांत्री 
(श्री भपूनतराजु श्रीननवास वमाल) 

 
(क) से (ङ): कें द्रीय मबंत्रमडंल ने ददनांक 26 नवम्बर, 2025 को 7,280 करोड रुपये के ववत्तीय पररव्यय के 
साथ लसटंडल रेयर अथल परमानेंट मगै्नेट (आरईपीएम) के ववननमालण को बढावा देने हेत ुस्कीम को स्वीकृनत 
प्रदान की है। उक्त योजना को ददनांक 15 ददसम्बर, 2025 को अधधसधूित ककया गया था। इस योजना के 
अतंगलत देश में 5 लाभाधथलयों द्वारा 7 वषल की अवधध में, जजसमें 2 वषल की पररपक्वता अवधध शालमल है, 
6,000 मीदिक टन प्रनत वषल (एमटीपीए) की एकीकृत आरईपीएम ववननमालण क्षमता स्थावपत करने का 
प्रावधान है। यह योजना ककसी ववलशष्ट क्षते्र तक सीलमत नहीं है और परेू भारत में आरईपीएम ववननमालण को 
समथलन प्रदान करती है। 

 
***** 


